
भारत, मॉरीशस ने दोहर ेकराधान बचाव समझौते में संशोधन कि या

भारत और मॉरीशस: नि वेश प्रवाह से कर पारद र्शि ता की ओर बदलाव
भारत और मॉरीशस ने हाल ही में अपने दोहर ेकराधान बचाव समझौते (डीटीएए) में संशोधन कि या ह,ै 
जो एक प्रमुख नी ति गत बदलाव का संकेत ह।ै अब ध्यान केवल द्वि पक्षीय नि वेश को प्रोत्सा हि त करने 
से हटकर कर चोरी रोकने को प्राथ मि कता दे रहा ह।ै यह संशोधन अ धि क कर पारद र्शि ता और कर 
बचाव प्रथाओ ंका मुकाबला करने की दि शा में व्यापक वै श्वि क रुझान को द र्शाता ह।ै

डीटीएए को समझना:
डीटीएए दो देशों द्वारा हस्ताक्ष रि त अंत र्राष्ट्रीय सं धि याँ हैं। उनका उदे्दश्य आय पर दो बार कर लगाने से 
रोकना ह ै- एक बार स्रोत देश में (जहां आय अ र्जि त की जाती ह)ै और फि र नि वास देश में (जहां 
करदाता रहता ह)ै। डीटीएए प्रत्येक देश में वि भि न्न प्रकार की आय (जैसे पूंजीगत लाभ, लाभांश या 
रॉयल्टी) पर कर कैसे लगाया जाता ह,ै इस पर स्पष्ट नि यम स्था पि त करते हैं, जो सीमाओ ंके पार 
काम करने वाले व्य क्ति यों और व्यवसायों के लि ए कर राहत प्रदान करते हैं।

भारत-मॉरीशस डीटीएए पर दोबारा गौर क्यों करें?
1982 में स्था पि त भारत-मॉरीशस डीटीएए ने अपनी अनुकूल कर संरचना के कारण मॉरीशस को 
वि देशी नि वेशकों के लि ए वि शेष रूप से आक र्षक चैनल बना दि या। वि शेष रूप से, मॉरीशस ने 
पूंजीगत लाभ कर नहीं लगाया, जि ससे नि वेशकों को इस द्वीप राष्ट्र के माध्यम से अपने नि वेश को 
स्थानांत रि त करने और भारत में पूंजीगत लाभ कर का भुगतान करने से बचने की अनुम ति  मि ली। 
हालाँ कि , इस स्थि ति  ने चि ं ताएँ बढ़ा दी हैं:
• सं धि  खरीदारी: यह उस प्रथा को संद र्भि त करता ह ैजहां कंप नि यां या व्य क्ति  कि सी ऐसे देश में कर 
लाभ प्राप्त करने के लि ए डीटीएए में खा मि यों का फायदा उठाते हैं जहां उनकी वास्त वि क आ र्थि क 
ग ति वि धि  बहुत कम या कोई नहीं होती ह।ै इस मामले में, नि वेशकों ने केवल शून्य पूंजीगत लाभ कर 
दर से लाभ पाने के लि ए मॉरीशस के माध्यम से नि वेश कि या।
• कर चोरी: मॉरीशस मा र्ग ने संभा वि त रूप से कर चोरी को बढ़ावा दि या, जहां भारत में कर योग्य 
आय पूरी तरह से कराधान से बच रही थी।

बीईपीएस और वै श्वि क का र्रवाई का उदय:
बहुराष्ट्रीय नि गमों (एमएनसी) द्वारा टैक्स हवेेन और आक्रामक कर बचाव रणनी ति यों के बार ेमें ये 
चि ं ताएं एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन के साथ गूंज उठीं। आ र्थि क सहयोग और वि कास संगठन 
(ओईसीडी) के आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण (बीईपीएस) प रि योजना का उदे्दश्य देशों को एक 
साथ काम करने और उनकी कर प्रणा लि यों में खा मि यों को दूर करने के लि ए प्रोत्सा हि त करके इन मुद्दों 
का समाधान करना ह।ै भारत-मॉरीशस डीटीएए संशोधन अ धि क कर पारद र्शि ता और नि ष्पक्षता की 
दि शा में इस वै श्वि क प्रयास के अनुरूप ह।ै

संशो धि त डीटीएए में मुख्य प रि व र्तन:
• प्रधान प्रयोजन परीक्षण (पीपीटी): डीटीएए में एक नया अ ति रि क्त, पीपीटी कर अ धि का रि यों को 
सं धि  लाभों से इनकार करने का अ धि कार देता ह ैय दि  वे यह नि र्धा रि त करते हैं कि  लेनदेन का 
प्राथ मि क उदे्दश्य कर लाभ प्राप्त करना था। यह कर से बचने के उदे्दश्यों के लि ए डीटीएए के दोहन को 
हतोत्सा हि त करता ह।ै
• प्रस्तावना में बदलाव: संशो धि त प्रस्तावना "आपसी व्यापार और नि वेश" पर जोर को हटा देती ह ै
और इसके बजाय सं धि  खरीदारी स हि त कर चोरी या बचाव के अवसरों को रोकते हुए दोहर ेकराधान 
को खत्म करने पर ध्यान कें द्रि त करती ह।ै
• राउंड- ट्रि पि ं ग को संबो धि त करना: इस प्रथा में घरलेू नि वेश को एक वि देशी क्षेत्रा धि कार, जो अक्सर 
टैक्स हवेेन होता ह,ै के माध्यम से रूट करना और फि र कर लाभ प्राप्त करने के लि ए उन्हें वापस स्वदेश 
में भेजना शा मि ल ह।ै संशोधनों का उदे्दश्य ऐसे उदे्दश्यों के लि ए डीटीएए का उपयोग करना अ धि क 
क ठि न बनाना ह।ै

रास्ते में आगे:
संशो धि त डीटीएए अंतरराष्ट्रीय कर सहयोग के प्र ति  भारत की प्र ति बद्धता और बीईपीएस प रि योजना 
के साथ इसके संरखेण को द र्शाता ह।ै हालां कि  यह कदम कर अनुपालन को मजबूत करता ह,ै ले कि न 
यह नि वेशकों के लि ए कुछ अ नि श्चि तता भी लाता ह,ै खासकर मौजूदा नि वेशों पर पीपीटी के आवेदन 
के संबंध में। इस नए प रि दृश्य को आगे बढ़ाने में भारतीय कर अ धि का रि यों का स्पष्ट मा र्गद र्शन 
महत्वपू र्ण होगा

यह संशोधन अ धि क पारदशीर् और न्यायसंगत कर वातावरण की दि शा में एक महत्वपू र्ण कदम का 
प्रतीक ह।ै यह कर बचाव रणनी ति यों से नि पटने और वै श्वि क अ र्थव्यवस्था में सभी खि ला ड़ि यों के 
लि ए समान अवसर सु नि श्चि त करने में अंत र्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालता ह।ै

वि कासशील वि श्व को स्वयं जलवाय ु वि त्त जुटाना होगा

प्रसंग
• वि कासशील देशों को जलवायु प रि व र्तन से नि पटने और टि काऊ ऊ र्जा प्रणा लि यों में प रि व र्तन के 
लि ए आवश्यक वि शाल वि त्तीय संसाधनों को सुर क्षि त करने में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ 
रहा ह।ै
• जलवायु वि त्त पर स्वतंत्र उच्च-स्तरीय वि शेषज्ञ समूह का अनुमान ह ै कि  2030 तक उभरते बाजारों 
और वि कासशील अ र्थव्यवस्थाओ ं(चीन को छोड़कर) के लि ए वा र्षि क बाह्य वि त्त आवश्यकता 1 
ट्रि लि यन डॉलर होगी।

जलवायु वि त्तपोषण क्या ह?ै
• जलवायु वि त्त का तात्प र्य वि कासशील देशों में जलवायु प रि व र्तन शमन और अनुकूलन 
प रि योजनाओ ंके लि ए वि क सि त देशों, बहुपक्षीय संस्थानों या नि जी क्षेत्र से प्राप्त धनरा शि  से ह।ै
• इसका लक्ष्य ग्रीनहाउस गैस उत्स र्जन को कम करने और जलवायु प रि व र्तन के प्रभावों के प्र ति  
लचीलापन बनाने में वि कासशील देशों का सम र्थन करना ह।ै

जलवायु वि त्तपोषण तंत्र
• वि क सि त देश की प्र ति बद्धताएँ: COP14 में, वि क सि त देशों ने वि कासशील देशों में जलवायु 
का र्रवाई के लि ए सालाना 100 बि लि यन डॉलर जुटाने का वादा कि या। हालाँ कि , यह लक्ष्य अधूरा 
ह।ै
• बहुपक्षीय वि कास बैंक (एमडीबी): एमडीबी जलवायु-संबं धि त प रि योजनाओ ंके लि ए ऋण और 
अनुदान प्रदान करते हैं। हालाँ कि  उनका योगदान महत्वपू र्ण ह,ै फि र भी वे वास्त वि क आवश्यकता से 
बहुत कम हैं।
• आईएमएफ लचीलापन और स्थि रता ट्रस्ट (आरएसटी): इस आईएमएफ फंड का उदे्दश्य जलवायु 
का र्रवाई स हि त नि म्न और मध्यम आय वाले देशों में दी र्घका लि क लचीलेपन प्रयासों का सम र्थन 
करना ह।ै हालाँ कि , योगदान सी मि त हैं।

वि कासशील देशों के लि ए जलवायु वि त्तपोषण क्यों महत्वपू र्ण ह?ै
• अनुपातहीन प्रभाव: ऐ ति हा सि क उत्स र्जन में कम योगदान देने के बावजूद वि कासशील देश 
जलवायु प रि व र्तन का खा मि याजा भुगत रह ेहैं।
• सी मि त घरलेू संसाधन: इन देशों में अक्सर जलवायु का र्रवाई में भारी नि वेश करने की वि त्तीय 
क्षमता का अभाव होता ह।ै
• संक्रमण लागत: स्वच्छ ऊ र्जा पर स्वि च करने और जलवायु प्रभावों के अनुकूल होने के लि ए काफी 
प्रारं भि क लागत की आवश्यकता होती ह।ै

वि कासशील देशों के लि ए जलवायु वि त्त की चुनौ ति याँ
• अप र्याप्त फं डि ं ग: मौजूदा तंत्र आवश्यक वि त्त का केवल एक अंश ही प्रदान करते हैं।
• ऋण पर ध्यान: उपलब्ध अ धि कांश जलवायु वि त्त ऋण के रूप में आता ह,ै जि ससे संभा वि त रूप से 
वि कासशील देशों पर ऋण का बोझ बढ़ जाता ह।ै
• सी मि त अनुकूलन फं डि ं ग: कमजोर देशों के लि ए महत्वपू र्ण अनुकूलन प्रयासों पर शमन की तुलना 
में कम ध्यान और फं डि ं ग मि लती ह।ै

वि कासशील देशों को अपने संसाधन जुटाने की आवश्यकता
बाहरी फं डि ं ग स्रोतों की सीमाओ ंको देखते हुए, वि कासशील देशों को जलवायु वि त्त के लि ए तत्काल 
घरलेू रास्ते तलाशने चा हि ए:
• जीवाश्म ईंधन स ब्सि डी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना: कई देश अभी भी स ब्सि डी प्रदान 
करते हैं जो जलवायु लक्ष्यों को कमजोर करते हैं। इन फंडों को पुन र्नि देर् शि त करना एक महत्वपू र्ण 
अवसर ह।ै
• का र्बन मूल्य नि र्धारण: का र्बन कर या उत्स र्जन व्यापार प्रणाली (ईटीएस) को लागू करने से स्वच्छ 
ऊ र्जा बदलाव को प्रोत्सा हि त करते हुए प र्याप्त राजस्व उत्पन्न हो सकता ह।ै
• नि जी वि त्त जुटाना: ह रि त प रि योजनाओ ंमें नि जी क्षेत्र के नि वेश को आक र्षि त करने के लि ए सक्षम 
वातावरण बनाना आवश्यक ह।ै
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घरलेू संसाधन जुटाने में चुनौ ति याँ
• राजनी ति क प्र ति रोध: स ब्सि डी में सुधार करना या नए कर लगाना राजनी ति क रूप से संवेदनशील हो 
सकता ह।ै
• तकनीकी क्षमता: प्रभावी का र्बन मूल्य नि र्धारण तंत्र को डि जाइन और का र्या न्वि त करने के लि ए 
वि शेषज्ञता और संस्थागत ढांचे की आवश्यकता होती ह।ै

आगे बढ़ने का रास्ता
• अंत र्राष्ट्रीय सहयोग: वि क सि त देशों को अपनी वि त्तपोषण प्र ति बद्धताओ ंको कायम रखना चा हि ए 
और नवीन वि त्तपोषण स्रोतों का पता लगाना चा हि ए।
• घरलेू फोकस: वि कासशील देशों को जीवाश्म ईंधन स ब्सि डी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने 
को प्राथ मि कता देनी चा हि ए और संतु लि त का र्बन मूल्य नि र्धारण रणनी ति यों को लागू करना चा हि ए।
• क्षमता नि र्माण: वि कासशील देशों को आवश्यक तकनीकी और वि त्तीय क्षमता बनाने में मदद करने 
के लि ए अंत र्राष्ट्रीय सम र्थन की आवश्यकता ह।ै

• 60% से अ धि क उत्तरदाताओ ंका कहना ह ै कि  इस मुदे्द पर ग्रामीण-शहरी वि भाजन बहुत कम होने के 
कारण नौकरी पाना अब और अ धि क क ठि न हो गया ह।ै
• 71% उत्तरदाताओ ंका दावा ह ै कि  पि छले 5 वषोर्ं में आवश्यक वस्तुओ ंकी कीमतें बढ़ी हैं, जि ससे 
गरीबों, नि म्न-आय समूहों और हा शि ए पर रहने वाले ग्रामीण समुदायों पर गंभीर प्रभाव पड़ा ह।ै
• सभी सामा जि क समूह, वि शेष रूप से मु स्लि म (67%), रोजगार खोजने में बढ़ती क ठि नाइयों और 
मूल्य वृ द्धि  से प्रभा वि त होने की रि पो र्ट करते हैं (76% मु स्लि म मूल्य वृ द्धि  के बार ेमें चि ं ति त हैं)।
• बहुमत का मानना ह ै कि  रोजगार के अवसर कम होने और बढ़ती कीमतों के लि ए कें द्र और राज्य 
सरकारें दोनों जि म्मेदार हैं।
• राज्य की भागीदारी के बि ना बाजार-संचा लि त उदार अ र्थव्यवस्था की धारणा का वि रोध करते हुए, 
राज्य से देश के आ र्थि क जीवन में हस्तक्षेप करने और उसे वि नि य मि त करने की स्पष्ट अपेक्षा ह।ै
• कल्याणकारी योजनाएं प्रदान करने वाले "ध र्मा र्थ राज्य" को स्थायी समाधान के रूप में नहीं देखा 
जाता ह;ै एक दावा ह ै कि  राज्य को सम्मानजनक रोजगार के अवसर और अ धि कार आधा रि त 
सश क्ति करण सु नि श्चि त करना चा हि ए।
• आ र्थि क मुद्दों की व्याख्या सामा जि क पहचान के चश्मे से की जा रही ह,ै खासकर मुसलमानों जैसे 
हा शि ए पर रहने वाले समूहों द्वारा।

अ र्थशास्त्री जॉन मेना र्ड कीन्स द्वारा वि क सि त कीने सि यन आ र्थि क मॉडल, पू र्ण रोजगार प्राप्त करने के 
लि ए समग्र मांग को वि नि य मि त करने से जुड़ा आ र्थि क प्रबंधन का एक सि द्धांत और नी ति  ह।ै कीन्स ने 
त र्क दि या कि  1930 के दशक के दौरान, पूंजीवादी अ र्थव्यवस्थाएं बाजार की ताकतों के कारण गहरी 
मंदी में चली गईं, जि ससे बेरोजगारी बढ़ने के साथ मजदूरी में कटौती हुई, जि ससे वस्तुओ ंऔर सेवाओ ं
की मांग में और कमी आई। जवाब में, कीन्स ने प्रस्ता वि त कि या कि  आ र्थि क ग ति वि धि  का स्तर 'कुल 
मांग' के अनुरूप ह,ै जि से सरकार कर और व्यय नी ति यों के माध्यम से प्रबं धि त कर सकती ह।ै 
कीने सि यन मॉडल आ र्थि क मंदी के दौरान मांग को प्रोत्सा हि त करने के लि ए सरकारी हस्तक्षेप की 
वकालत करता ह,ै जि सका लक्ष्य पू र्ण रोजगार प्राप्त करना और अ र्थव्यवस्था को स्थि र करना ह।ै यह 
दृ ष्टि कोण मुक्त-बाजार रू ढ़ि वाद के वि परीत ह ैऔर मंदी को रोकने या कम करने के लि ए आ र्थि क 
ग ति वि धि  के प्रबंधन में सरकार की भू मि का पर जोर देता ह।ै इस मॉडल का आधु नि क उदारवाद और 
सामा जि क लोकतंत्र पर महत्वपू र्ण प्रभाव पड़ा और इसकी नी ति यों को द्वि तीय वि श्व युद्ध के बाद की 
अव धि  में प श्चि मी सरकारों द्वारा व्यापक रूप से अपनाया गया। हालाँ कि , मॉडल को 1970 के दशक में 
मुद्रास्फी ति ज नि त मंदी के उद्भव के साथ चुनौ ति यों का सामना करना पड़ा, जि ससे इसकी प्रभावशीलता 
का पुन र्मूल्यांकन हुआ और इससे जुड़ी 'कर और व्यय' नी ति यों का राजनी ति क वि रोध हुआ।

2023 में दु र्लभ गि रावट के बाद वै श्वि क व्यापार में लगातार सुधार होगा: डब्ल्यूटीओ

• वि श्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) को उम्मीद ह ै कि  2023 में 1.2% की गि रावट के बाद 2024 में 
वै श्वि क माल व्यापार में 2.6% की वृ द्धि  और 2025 में 3.3% की वृ द्धि  होगी।
• हालाँ कि , 2024 का पू र्वानुमान पहले की अपेक्षा से कम ह,ै और भू-राजनी ति क तनाव, बढ़ते 
संरक्षणवाद और मध्य पू र्व संकट जैसे कारकों के कारण जो खि म नीचे की ओर झुका हुआ ह।ै
• 1995 में डब्ल्यूटीओ के गठन के बाद से 2023 से पहले केवल दो वषोर्ं में वै श्वि क व्यापार में गि रावट 
आई थी - 2020 की महामारी (-5%) और 2009 के वि त्तीय संकट (-12%) के दौरान।
• उच्च ऊ र्जा कीमतों और मुद्रास्फी ति  के कारण 2023 में यूरोप में आयात मांग वि शेष रूप से कमजोर 
थी।
• डब्ल्यूटीओ ने भू-राजनी ति क संघ र्ष के कारण होने वाले व्यापार वि खंडन के खतरों के बार ेमें चेतावनी 
दी ह,ै अगर दु नि या पूरी तरह से अलग-अलग गुटों में वि भा जि त हो जाती ह,ै तो वै श्वि क सकल घरलेू 
उत्पाद में 5% की कमी हो सकती ह।ै
• लाल सागर में संकट, जि सके माध्यम से वै श्वि क व्यापार का 12% गुजरता ह,ै ने पहले ही यूरोप-
ए शि या व्यापार को मोड़ दि या ह,ै और वृ द्धि  से तेल की कीमतों पर काफी प्रभाव पड़ सकता ह।ै
• डब्ल्यूटीओ लचीली आपू र्ति  श्रृंखलाओ ंऔर बहुपक्षीय व्यापार ढांचे की सराहना करता ह ैले कि न 
आ र्थि क वि कास और स्थि रता बनाए रखने के लि ए जो खि मों को कम करने का आग्रह करता ह।ै

प्री लि म्स बूस्टर

चंद्रमा की सतह के लि ए समय मानक: यह क्या ह ैऔर इसकी आवश्यकता क्यों ह?ै

🌕

 चंद्र समय मानक की आवश्यकता:
व्हाइट हाउस ने नासा को गुरुत्वाक र्षण भि न्नता के कारण होने वाले समय के अंतर, अंत रि क्ष यान संचालन, डेटा स्थानांतरण, 
ने वि गेशन और संचार को प्रभा वि त करने के कारण चंद्रमा पर ग ति वि धि यों के समन्वय के लि ए एक सम न्वि त चंद्र समय 
(एलटीसी) मानक बनाने का काम सौंपा ह।ै

🕰

 पृथ्वी समय मानक:
सम न्वि त सा र्वभौ मि क समय (यूटीसी) वै श्वि क समय मानक के रूप में का र्य करता ह,ै जो सी ज़ि यम परमाणु कंपन को मापने 
वाली परमाणु घ ड़ि यों पर आधा रि त ह।ै देश अपने स्थानीय समय क्षेत्रों को यूटीसी के सापेक्ष समायो जि त करते हैं, समय का 
अंतर ग्रीन वि च मे रि डि यन के पू र्व या प श्चि म में उनकी स्थि ति  से नि र्धा रि त होता ह।ै

🚀

 चंद्रमा पर चुनौ ति या:ँ
गुरुत्वाक र्षण कम होन ेके कारण चंद्रमा पर समय अलग-अलग तरीके से बहता ह,ै जि ससे पृथ्वी की तुलना में 58.7 
माइक्रोसेकंड की दै नि क वि संग ति  होती ह।ै व र्तमान चंद्र मि शन यूटीसी से जुड़े अलग-अलग समय-सीमाओ ंका उपयोग करते 
हैं, जो अंत रि क्ष यान संचालन और डेटा सि ं क्रनाइज़ेशन के लि ए समन्वय चुनौ ति यों का सामना करते हैं।

🛰

 चंद्र समय मानक स्था पि त करना:
एक सटीक चंद्र समय मानक बनान ेके लि ए गुरुत्वाक र्षण वि वि धताओ ंऔर मैस्कॉन्स (द्रव्यमान सांद्रता) को ध्यान में रखते हुए 
चंद्रमा पर परमाणु घ ड़ि यों को तैनात करन ेका प्रस्ताव ह।ै कई घ ड़ि यों से आउटपुट को मि लाकर, एक आभासी घड़ी तैयार की 
जा सकती ह,ै जो यूटीसी से जुड़े नि र्बाध संचालन को सु नि श्चि त करती ह।ै

🌎

 भ वि ष्य के चंद्र मि शन:
नासा के आटेर् मि स का र्यक्रम, चीन और भारत स हि त कई देश चंद्र मि शन की योजना बना रह ेहैं, ऐसे में चंद्रमा पर सम न्वि त 
संचालन और भ वि ष्य की मानव चौ कि यों के लि ए एक सा र्वभौ मि क चंद्र समय मानक स्था पि त करना महत्वपू र्ण हो जाता ह।ै

सौर ऊ र्जा की अगुवाई में वि त्त व र्ष 2024 में आरई क्षमता वृ द्धि  ने एक रि कॉ र्ड बनाया

☀

 FY24 में रि कॉ र्ड नवीकरणीय क्षमता वृ द्धि :
भारत ने 144 गीगावॉट की कुल नवीकरणीय ऊ र्जा क्षमता के साथ एक मील का पत्थर हा सि ल कि या, जि समें सौर ऊ र्जा 82 
गीगावॉट और पवन ऊ र्जा 46 गीगावॉट का योगदान रही, जो ग्रि ड में उच्चतम वा र्षि क नई क्षमता वृ द्धि  का प्रतीक ह।ै

🌞

 सौर ऊ र्जा प्रभुत्व:
वि त्त व र्ष 2014 में नई क्षमता वृ द्धि  में सौर ऊ र्जा का योगदान 81% था, जि समें कुल 15,033 मेगावाट की वृ द्धि  हुई, जो पि छले 
वि त्तीय व र्ष की तुलना में 18% की वृ द्धि  द र्शाती ह,ै जो उपयो गि ता-पैमाने और छत पर सौर प्र ति ष्ठानों द्वारा संचा लि त ह।ै

🌬

 पवन ऊ र्जा पुनरुत्थान:
पवन ऊ र्जा क्षेत्र में उल्लेखनीय वृ द्धि  देखी गई, वि त्त व र्ष 24 में 3,253 मेगावाट की वृ द्धि  हुई, जो पि छले वषोर्ं की तुलना में 
प र्याप्त वृ द्धि  को द र्शाता ह,ै पवन ऊ र्जा प्र ति ष्ठानों में गुजरात अग्रणी ह,ै इसके बाद क र्नाटक और त मि लनाडु हैं।

🏞

 राज्यवार स्थापनाएँ:
राजस्थान, गुजरात और त मि लनाडु जैसे राज्य बड़े पैमाने पर सौर स्थापना में अग्रणी बनकर उभर,े जब कि  गुजरात, महाराष्ट्र 
और राजस्थान छत पर सौर क्षमता बढ़ाने में अग्रणी रह।े गुजरात ने पवन ऊ र्जा प्र ति ष्ठानों में अपनी बढ़त बनाए रखी और 
क्षमता के मामले में त मि लनाडु को पीछे छोड़ दि या।

📈

 समग्र नवीकरणीय ऊ र्जा प रि दृश्य:
भारत की कुल नवीकरणीय ऊ र्जा क्षमता 144 गीगावॉट तक पहुचं गई, जि समें सौर ऊ र्जा 82 गीगावॉट और पवन ऊ र्जा 46 
गीगावॉट ह,ै जो नवीकरणीय ऊ र्जा अपनाने और क्षमता वि स्तार में देश की महत्वपू र्ण प्रग ति  को द र्शाता ह।ै

डि जि टल इन्फ्रा को बढ़ावा देने के लि ए एनआईआईएफ ने आईबीयूएस में 200 मि लि यन डॉलर का नि वेश कि या है

💰

 आईबीयूएस नेटव र्क में एनआईआईएफ नि वेश:
राष्ट्रीय नि वेश और बु नि यादी ढांचा कोष (एनआईआईएफ) डि जि टल बु नि यादी ढांचे के संचालन को बढ़ावा देने और उभरते 
क्षेत्रों का सम र्थन करने के लि ए आईबीयूएस नेटव र्क और बु नि यादी ढांचे में 200 मि लि यन डॉलर का नि वेश कर रहा ह,ै जो 
डि जि टल कने क्टि वि टी और तकनीकी प्रग ति  को बढ़ाने के लि ए एक रणनी ति क कदम को द र्शाता ह।ै

🌐

 डि जि टल इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ प्रोजेक्शन:
डि जि टल बु नि यादी ढांचा क्षेत्र में अगले पांच वषोर्ं में 35-40 बि लि यन डॉलर के महत्वपू र्ण पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) का अनुभव 
होने का अनुमान ह,ै जो डि जि टल अ र्थव्यवस्था की उभरती मांगों को पूरा करने के लि ए डि जि टल नेटव र्क के वि स्तार और 
आधु नि कीकरण पर बढ़ते फोकस को रखेां कि त करता ह।ै
• 

🏗

 एनआईआईएफ अवलोकन:
राष्ट्रीय नि वेश और अवसंरचना कोष (एनआईआईएफ) भारत का पहला संप्रभु धन कोष ह,ै जि से बु नि यादी ढांचे में नि वेश को 
बढ़ावा देने और व्यवहा र्य प रि योजनाओ ंके माध्यम से आ र्थि क प्रभाव को अ धि कतम करने के लि ए स्था पि त कि या गया ह।ै

🎯

उदे्दश्य:
एनआईआईएफ का लक्ष्य बु नि यादी ढांचा प रि योजनाओ ंके लि ए दी र्घका लि क पूंजी प्रदान करना, वि भि न्न उपकरणों के माध्यम 
से धन जुटाना, एंकर नि वेशकों को आक र्षि त करना और नि जी इ क्वि टी उद्यमों में नि वेश करना ह।ै

💰

 फं डि ं ग तंत्र:
एनआईआईएफ पूंजी सुर क्षि त करने और टि काऊ प रि योजना वि कास के लि ए भागीदारों को शा मि ल करने के लि ए के्र डि ट-
एन्हांस्ड बांड जैसे फं डि ं ग तंत्र का उपयोग करता ह।ै

🏢

 नि वेश फोकस:
फंड नि वेश उम्मीदवारों का मूल्यांकन और अनुमोदन करता ह,ै नि जी इ क्वि टी नि वेश के लि ए एएमसी के साथ सहयोग करता ह,ै 
और आ र्थि क वि कास को बढ़ावा देने के लि ए बु नि यादी ढांचा प रि योजनाओ ंका प्रबंधन करता ह।ै

मेन्स इन शॉ र्ट्स

एक सम्मानजनक आ र्थि क जीवन की तलाश में


